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बृहस्पतिवार 5 दिसंबर, 2013/14 अग्रहायण, 1935 (शक)
वन संबंधी अनुमोदन मानकों में छूट
112. श्री पलवई गोवर्धन रेड्डी: 
क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या यह सच है कि निवेश संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने सड़क परियोजनाओं के लिए वन संबंधी अनुमोदन मानकों में छूट प्रदान की है, यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त निर्णय से सड़क परियोजनाओं के लिए अनुमोदन प्राप्त करने में तेजी लाने में कितनी मदद मिलेगी; और
(ग) क्या यह भी सच है कि निवेश संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने एनएचडीपी-IV के अन्तर्गत चार लेन में परिवर्तित किए जाने हेतु राजमार्गों की 4000 किलोमीटर की अध्कितम सीमा को भी बढ़ाकर 8000 किलोमीटर कर दिया है और यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री
(डॉ. तुषार ए. चौधरी) 
(क) और (ख) : पर्यावरण और वन मंत्रालय ने अपने विभिन्‍न आदेशों के तहत राष्‍ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण के संबंध में विशेषकर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत संरक्षित वन भूमि के दिक्परिवर्तन से संबंधित कतिपय अभिनिर्धारित दिक्‍कतों जैसे विशेष छूट की आवश्‍यकता अथवा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अनापत्‍ति प्रमाणपत्र का समाधान कर दिया है । इसने रैखिक परियोजनाओं के लिए वन स्‍वीकृति से पर्यावरण स्‍वीकृति प्रदान करने को अलग-अलग (डी-लिंक) कर दिया है और नई परियोजनाओं से राष्‍ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण को अलग से माना है और चौड़ीकरण परियोजनाओं में गैर-वन क्षेत्रों में राष्‍ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की अनुमति दे दी है क्‍योंकि ऐसी परियोजनाओं में व्‍यय निष्‍फल नहीं होता है । तदनुसार, मौजूदा और भावी सड़क परियोजनाओं के लिए पर्यावरण और वन स्‍वीकृति प्राप्‍त करने के लिए प्रक्रिया में काफी हद तक छूट दे दी गई   है ।      
(ग) : जी हां । यह तथ्‍य देखते हुए कि सड़क परियोजनाओं की चौड़ाई (लेन बनाना) परियोजनाओं के कार्यान्‍वयन के समय परियोजना के यातायात और वित्‍तीय व्‍यवहार्यता पर वैज्ञानिक रूप से आधारित होनी चाहिए, इसलिए सरकार ने सिर्फ भारतीय सड़क कांग्रेस के कोड और दिशानिर्देशों के अनुसार यातायात औचित्‍य के आधार पर राष्‍ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-IV के अंतर्गत 4 लेन बनाने की 4,000 किमी की सीमा को 8,000 किमी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है । 
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